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 [श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी]

 यह  बहत  आश्चर्य  तथा  खद  का.  विषय

 ही  कि  जिन  हरिजनों  का  भूमि  के  पट्टी

 दिये  गये  थे  उन्हों  अभी  तक  कब्जा  नहीं

 मिला  ही.  ।  एक  पंचायत मेम्बर  नो  अवश्य

 ही  अपने  पीरवार  के  सदस्यों  के  नाम  काफी

 जमीन कर  ली  हाँ  आर  उन्हों  जमीन  का

 ara  भी  मिल  चुका  ही
 ।

 इस  पंचायत

 सदस्य  के  प्रभाव  से  गांव  की  फालतू  जमीन

 एक  ही  परिवार  के  सदस्यों  के  उपयोग  मों  आ

 रही ही  ।.  यहां  तक  कि  हरिजन  भाइयों  के

 श्मशान  को  भी  साजिश  करके  बेच  दिया

 गया ह।  गांव  at  फालतू  जमीन  पर

 नाजायज  कब्जा  करके  उस  पर  ईरटों  के

 mee  लगा  दिये  गये  हाँ
 ।

 भी  वसूल  किये  गये  उन्हों  अविलम्ब  भूनमि  का

 कबूला दिया  जाय  ।.  गांव  मॉँ  इस  अन्याय

 के  विरुद्ध  बड़ा  राष  व्याप्त  ह  |  यदि

 शीघ  कार्यवाही नहीं  की  गई
 ताो.  स्थिति

 आर  भी.  बिगड़  सकती  हाँ  ।

 (४)  Alleged  retrenchment  of  Labourers

 working  on  famine  relief  works  मं  छिप -

 wara,  Rajasthan.

 श्री  गिरधारी लाल  व्यास  (भीलवाड़ा) :

 अध्यक्ष  महोदय  ,  भीलवाड़ा  (राजस्थान)  जिले

 की  आबादी  12.50 लाख  ही.
 आर  3-4

 साल  से  भयंकर  अकाल  से  ग्रस्त  ही  ।  पिछले

 साल  भी  इस  जिले  मं  अकाल  था  तब  एक
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 न  वाल  के  | के ह  ।  सका  हा  तथा

 मंत  मी
 मा

 भारत  सरदार  की  कॉम  ्

 की  व्यवस्था की.  जाएं |

 अधिकारियों ने  यह  फकिया' ही उनके ही  उनके

 खिलाफ  सख्त  कार्यवाही की  जाय  ।

 (vi)  Need  for  permanent  anti-flood  mea-

 sures  in  certain  | दह" 11811  districts  of
 | है 1९४: | ७

 Pradesh.

 श्री  शंहाबीर  प्रसाद.  (बाँस गांव) :  '  अध्यक्ष

 महोदय  ,  मां  आपके  माध्यम  से  केन्द्रीय  सिंचाई

 मंत्री  का  ध्यान  एक  महत्वपूर्ण  .  कल्याणकारी

 करनाली  (मालूबाग)  योजना.  की  तरफ

 आक्षित. करना  चाहता  ह  ।  भरीमन्  पूवीं

 उत्तर  प्रदेश  के  वे  16  जिले  जा  घाघरा  एवं

 राप्ती  नदियों  की  चपेट  मेँ  प्रत्येक  वर्ष  आते

 हा  और  प्रत्येक वर्ष  प्रांतीय  एवं  केन्दीय

 सरकार  करोड़ों  रुपय  धन-जने  की  रक्षा  एवं

 भवनों  की  मरम्मत  होतु  व्यय  करती  ह  ।

 fart इससे  अस्थाई  रूप  से  कछ  क्षणिक

 मदद  तिल  जाती  ही  ।  ये  सारी  आपदाएं
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 मान्यवर  ,  इसी  संदर्भ  मों  5  मार्च,  1979

 का  एक  प्रक्न  के  जवाब  में  तत्कालीन  कृषि

 आर  सिंचाई  मंत्री  श्री  सुरजीत  सिंह  बरनाला

 ने  भी  कहा  कि  “भारत  ओर  नेपाल  राप्ती  तथा

 पेशेवर  परियोजनाओं के  संबंध  मं  संयुक्त
 अन्वेषणों का  आरम्भ  करने  आर  करनाली

 पा रिया जाना  के  बार  मेँ  प्राथमिक  मामलों  की

 जांच  करने  के  लिद  एक.  संयुक्त  भारत-नेपाल
 सामान  पहले  ही  स्थापित  af  गद  ह,  पंचम-

 बर  परियोजना का  अन्वेषण  करने के

 (Kerala  &  Assam)

 बर्बाद  हाते  जा  रह  हँ
 ।

 मुझे  पूर्ण  नि-
 वास  हँ  कि  यदि  भारत  सरकार  आर  नेपाल

 सरकार  उक्त  योजनाओं  पर  विलंब  विचार

 करके  कार्य  शुरू  कर  दो.  तो  बाढ़  नियंत्रण

 सिंचाईਂ  एवं  विधुत  उत्पादन  मों  दानों  दश

 प्रगीत  के  पथ  पर  आगे  बढ़े  जाएंगे  ।

 11.15  hrs.  भ

 RE.  STATUTORY  RESOLUTION  ON
 PROCLAMATIONS  IN  RELATION  TO
 STATES  OF  KERALA  AND  ASSAM

 MR.  SPEAKER:  Shri  Pranab  Mukher-
 Jee.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  (Ba-
 dagara):  ।  am  on  a_  point  of  order.
 Before  ।  come  to  what  I  have  written
 to  you  on  which  [  shall  speak  separately,
 ।  am  on  a  point  of  order  regarding  Rule

 ७1  about  the  List  of  Business.  Now  we

 are  about  to  discuss  the  Statutory  Resolu-
 tion  to  be  moved  by  the  Home  Minister

 regarding  approval  or  disapproval—I
 underline  the  words  ‘approval  or  disap-

 proval’-—of  the  Presidential  Proclamation

 in  relation  to  Kerala  and  also  Assam

 later.

 Now,  how  has  this  House  got  involved

 in  this  whole  process  of  Budget?  It  is

 because  of  the  Presidential  Proclamation.
 We  get  certain  powers  because  the  Presi-

 dent  has  issued  a  Proclamation  under

 Article  356,  and  356(b)  says  that

 the  powers  of  legislation  shall  be  exer-
 cised  under  the  authority  of  Parliament.

 That  is  how  we  get  involved  in  this
 ‘whole  exercise.  Now,.it  has  a  power  only
 because  of  the  Presidential  Proclamation.

 I  would  contend  that  it  is  up  to  the  Par-

 liament,  both  Houses  of  Parliament  to

 approve  or  disapprove  it.  So,  when  we

 get  into  the  exercise  of  approving  or

 disapproving  this,  that  should  come  first


